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  महासचिव ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​     प्रान्तीय अध्यक्ष  

 



1-​उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ 

2-​आचार सहंिता 

3-​प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिगत एव ंसार्वजनिक जीवन में महासघं के 
मलू उद्देश्यों को चरितार्थ करत ेहुए आचरण करेगा। 

4-​राष्ट्रहित में प्रत्येक सदस्य महासघं के माध्यम से भ्रष्टाचार उन्मलून 
का यथासम्भव प्रयत्न करेगा तथा अपने आचरण का आदर्श प्रस्ततु 
करेगा। 

5-​प्रत्येक सदस्य, महासघं के पदाधिकारियों एव ं वरिष्ठ बन्धओु ं से 
सम्मानपरू्वक तथा अपने से कनिष्ठ साथियों से स्नेह परू्ण व्यवहार 
करेगा। 

6-​प्रत्येक सदस्य किसी भी रूप में दसूरे सदस्य की प्रतिष्ठा को अनतैिक 
रूप से क्षति या हानि नही पहंुचायेगा।  

7-​कोई भी सदस्य ऐसे अभियन्ता के कार्य में सहयोग नहीं देगा जो 
आचार सहंिता को मान्यता न देता हो। 

8-​कोई भी सदस्य  अपने सेवा कार्यो के लिये कोई अनचुित लाभ ग्रहण 
नही करेगा। 

9-​प्रत्येक सदस्य कार्यो में गणुवत्ता, अभियांत्रिक मर्यादाओ,ं मानदण्डों 
एव ंमितव्ययता बनाये रखने का परू्ण प्रयास करेगा। 

10-​ प्रत्येक सदस्य जनहित एव ं राष्ट्रहित में महासघं को सभी राष्ट्र 
विरोधी एव ंअहितकर कार्यो की त्वरित सचूना देगा। 

11-​ प्रत्येक सदस्य किसी भी दसूरे सदस्य की पद स्थापना को अपने 
हित में समाप्त/निरस्त कराने का प्रयत्न नहीं करेगा। 

12-​ प्रत्येक सदस्य, महासघं के समस्त नियमों, विनियमों, प्रस्तावों 
एव ंनिर्देशों का परू्णतः पालन करेगा। 

13-​ प्रत्येक सदस्य अपने कार्यो एव ंकठिनाइयों सम्बन्धी अनभुवों को 
अन्य सदस्यों को महासघं के माध्यम से अवगत करायेगा। 



14-​ प्रत्येक  सदस्य, विशषे परिस्थितियों को छोडकर (शाखा) सचिव के 
माध्यम से ही केन्द्रीय कार्यालय से अपनी सदस्यता सखं्या का 
उल्लेख करत ेहुए पत्र व्यवहार करेगा। 

15-​ प्रत्येक सदस्य अपनी नियकु्ति, प्रोन्नति एव ं स्थानान्तरण की 
सचूना शीघ्रताशीघ्र सम्बन्धित (शाखा) सचिव को देगा। 

16-​ प्रत्येक सदस्य आचार संंिहता के अनकूुल कार्य करेगा। 

17-​ कोई भी सदस्य, यदि दसूरे सदस्य को गलत अथवा आचार सहंिता 
के प्रतिकूल कार्य करत े हुए देखता है, तो वह उचित कार्यवाही हेत ु
महासघं को सचूित करेगा।   

18-​  

19-​  
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उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ 

 

 

धारा 1.00: नाम: 

​ इस सगंठन का नाम ’’उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासघं‘‘ होगा, 
जिसको सकं्षिप्त में ’’उ.डि.इं. महासघं’’ भी लिखा जा सकता है। 

धारा 1.02: संविधान सहित सभी अभिलेखों में संगठन के स्थान पर 
‘महासंघ’ तथा केन्द्रीय के स्थान पर ‘प्रान्तीय’ पढ़ा जाए। 

धारा 2.00: मखु्यालय: 

धारा 2.01: महासघं का मखु्यालय उत्तराखण्ड की राजधानी में होगा। 

धारा 2.02: अध्यक्ष/महासचिव का मखु्यालय प्रदेश की राजधानी में होगा 
तथा प्रान्तीय अध्यक्ष व महासचिव अकार्यकारी रहेंगे। 

धारा 2.02(क):महासघं के सवंिधान की उक्त धारा के अनसुार प्रान्तीय 
अध्यक्ष एव ंमहासचिव का पद अकार्यकारी है जिसका कड़ाई से पालन किया 
जायेगा।  

धारा 2.03ः प्रान्तीय वित्त सचिव का मखु्यालय, महासंघ के मखु्यालय 
देहरादनू में होगा।  

धारा 3.00ः परिभाषाय ें   

धारा 3.01: महासघं का तात्पर्य ‘‘उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासघं‘‘ 
से है। 

धारा 3.02: जिला या जनपद का तात्पर्य उत्तराखण्ड के अतंर्गत पड़ने वाले 
राजस्व जनपदों से है। 

धारा 3.03: जिला शाखा का तात्पर्य महासंघ की जिला शाखा से है, जो 
उपरोक्त धारा    3.02 में वर्णित जिलों में गठित है/होगी। 

धारा 3.04: इकाई या इकाई शाखा का तात्पर्य जिले के अन्तर्गत गठित उन 
इकाईयों से है, जिन्हें महासघं की कार्यकारिणी द्वारा मान्यता दी गयी हो।  



धारा 3.05: सदस्य का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अभियांत्रिकी में 
डिप्लोमा वाले पद पर नियकु्त/प्रोन्नत किया गया हो तथा उत्तराखण्ड शासन 
द्वारा अधिसचूित डिप्लोमा इंजीनियर हो। 

धारा 3.06: घटक सघं का तात्पर्य उत्तराखण्ड प्रदेश स्तरीय अभियान्त्रिकी 
डिप्लोमा की अर्हता वाले सघं से होगा। 

धारा 3.07: वर्ष का तात्पर्य 1 जनवरी से 31 दिसम्बर की अवधि से है। 

धारा 3.08: प्रमाणित सदस्य का आशय उस सदस्य से है जिसके उपर किसी 
प्रकार का  

सगंठन का अभिदान अवशषे न हो। वार्षिक अभिदान धारा 3.07 के अनरुूप 
कार्यकारिणी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।                                     

धारा 4.00: उद्देश्य - महासघं के निम्न उद्देश्य होंगे। 

धारा 4.01: सदस्यों को प्रदेश स्तर पर संगठित कर वचैारिक आदान-प्रदान 
करना।  

धारा 4.02: उत्तराखण्ड में कार्यरत महासघं के सदस्यों की सेवा सम्बन्धी 
परिवेदनाओ ं व समस्याओ ं के समाधान हेत ु शासन/विभाग के समक्ष 
प्रतिवेदित करना। 

धारा 4.03: सदस्यों की व्यथा तथा उनके ऊपर हुये अन्यायों के निवारणार्थ 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ततु करना। 

धारा 4.04: सदस्यों में अभियांत्रिक, व्यवसायिक, वजै्ञानिक एव ं राष्ट्रीय 
विकास उन्मखु दृष्टिकोण एव ं कार्यप्रणाली विकसित करना, एतदर्थ 
ज्ञानवर्धक व क्रियात्मक साधन सलुभ कराना।  

धारा 4.05: सदस्यों में एकता, सौहार्द, सद्भावना, सहयोग, सहभागिता एव ं
भ्राततृ्व की भावना को मखुरित, सम्पोषित तथा विकसित करना। 

धारा 4.06: सेवाओ ंमें जन अभिमखुता, समाज के सर्वागीण हित को बढ़ावा 
देना, उपलब्ध धन व अन्य ससंाधनों  का दरुूपयोग रोकत े हुए, स्वस्थ 
परम्पराओ ंका सजृन व पोषण करना। 

धारा 4.07: अभियान्त्रिक कार्यो में गणुवत्ता, मितव्ययता एवं जन 
कल्याणकारी भावनाओ ंको मरू्त रूप देना। 



धारा 4.08: सदस्यों को सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एव ं मानवीय 
दायित्वों के लिए सचुारू सवंहन हेत ुपेर्रित करना तथा तद्नकूुल वातावरण 
का सजृन व सम्पोषण करना। 

धारा 4.09: अभियान्त्रिक डिप्लोमा में अध्ययनरत, अभियान्त्रिक डिप्लोमा 
धारक बेरोजगारों एव ंसेवा निवतृ्त सदस्यों के संगत हितों की परू्ति का मार्ग 
प्रशस्त करना। 

धारा 4.10: संगठन परू्णतः अराजनतैिक एव ंसम्प्रदाय विहीन भावना से 
सचंालित किया जायेगा।  

धारा 5.00: सदस्यता 

धारा 5.01: उत्तराखण्ड में कार्यरत अभियांत्रिकी डिप्लोमाधारी एव ंशासन 
द्वारा मान्य समकक्ष अर्हता वाले व्यक्ति, जिनको उत्तराखण्ड राज्य हेत ु
आवटंित/नियकु्त किया गया हो, निर्धारित घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने के 
उपरान्त केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित सदस्यता शलु्क एवं वार्षिक 
अभिदान देने के बाद सदस्य बन सकें गे। प्राथमिक सदस्यता शलु्क केवल 
एक बार लिया जायेगा जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। 

धारा 5.02: प्रदेश स्तर के घटक सघंों के प्रमाणिक सदस्य ही महासघं के 
सदस्य बन सकें गे। अन्य विभागों/परिषदों/निगमों/प्रतिष्ठानों में घटक सघंों 
का गठन न होने तक, उनमें कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर धारा 3.05 एवं 
5.01 की औपचारिकताएं परू्ण करने पर महासंघ के सदस्य बन सकेगें। 

धारा 5.03: सदस्यता शलु्क एव ंवार्षिक अभिदान की प्राप्ति रसीद प्रान्तीय 
कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। 

धारा 5.04: वर्ष के मध्य किसी भी तिथि को प्रदेश सरकार की सेवा छोड़ 
देने/छूट जाने पर सदस्य द्वारा जमा वार्षिक अभिदान का कोई अशं वापस 
नही किया जायेगा, इसी प्रकार किसी भी तिथि को वार्षिक अभिदान आशंिक 
रूप में ग्रहण नहीं किया जायेगा। 

धारा 6.00: सदस्यतावसान (पद/सदस्यता की समाप्ति): 

​   सगंठन की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त होगी: 

धारा 6.01: महासघं को पे्रषित लिखित त्यागपत्र स्वीकृत होने पर। 



धारा 6.02: सदस्य की मतृ्य ुहो जाने, पागल हो जाने अथवा सदस्यता के 
अयोग्य हो जाने पर । 

धारा 6.03: चारित्रिक आरोप में दण्डित होना, नतैिक पतन का दोष सिद्ध 
होना, अपराधी होना या गबन/भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने पर। 

धारा 6.04: निरन्तर तीन वर्षो तक वार्षिक अभिदान न देने पर। 

धारा 6.05: शोधाक्षम अधिनिर्णीत (दिवालिया) घोषित होने पर। 

धारा 6.06: किसी भी सदस्य को आचार संहिता के प्रतिकूल आचरण करने, 
महासघं की गोपनीयता समाप्त करने अथवा महासघं विरोधी कार्य करने 
पर अध्यक्ष द्वारा महासघं की सदस्यता से निलम्बित किया जा सकता है, 
परन्त ु उसे महासघं से निष्कासित करने का अधिकार एतदर्थ आहूत 
महासघं कार्यकारिणी में उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई सखं्या को होगा, 
इससे परू्व आरोपित सदस्य अपना पक्ष प्रस्ततु नही करता है तो कार्यकारिणी 
को उपलब्ध अभिलेखों व साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने का परू्ण अधिकार 
होगा। अध्यक्ष व सरंक्षक पर यह प्रक्रिया लाग ूनहीं होगी।  

धारा 6.07: विभाग से सामान्य सेवानिवतृ होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त 
हो जायेगी। 

धारा 7.00: सदस्यों के कर्तव्य और अधिकार: 

धारा 7.01: प्रत्येक सदस्य महासघं की आचार संहिता के निष्ठापरू्वक परू्ण 
परिपालन हेत ुबाध्य होगा। 

धारा 7.02: सभी प्रमाणिक सदस्यों को (जिन्होंने सदस्यता शलु्क एवं 
वार्षिक अभिदान जमा कर दिया हो) महासघं की सामान्य (वहृद) सभाओ ंमें 
भाग लेने, विचार विनिमय व मतदान करने का अधिकार होगा। 

धारा 7.03: महासघं द्वारा प्रकाशित की जाने वाली 
पत्रिका/परिपत्र/स्मारिका में प्रत्येक सदस्य को साहित्यिक, समाजिक एवं 
अभियांत्रिकी सम्बन्धी लेख छपवाने का अधिकार होगा। महासघं हित में 
प्रकाशनार्थ प्राप्त लेखों में सशंोधन का अधिकार प्रकाशन सचिव अथवा 
एतदर्थ गठित सम्पादक मण्डल को होगा 

 

 



धारा 7.04: प्रत्येक सदस्य को सेवारत एव ं व्यवसायिक समस्याओ ं का 
समाधान/विवरणार्थ, महासघं से परामर्श अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करने का 
परू्ण अधिकार होगा।  

धारा 7.05: आचार सहंिता का उल्लंघन करने, के्षत्र व के्षत्रीय जनता तथा 
राष्ट्र/जनहित विरोधी कार्य करने वाले किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के 
विरूद्ध उचित प्रमाण सहित, महासघं के केन्द्रीय कार्यालय का सचूित 
करना प्रत्येक सदस्य का दायित्व होगा। 

धारा 8.00: महासघं का प्रबन्धन: 

महासघं वहृद सभा एव ंउल्लिखित समितियों द्वारा संचालित होगा। इसके 
पदाधिकारियों का निर्वाचन एव ं समितियों को प्रदत्त अधिकार व कार्य 
दायित्व निम्नवत ्होगें- 

धारा 8.01: वहृद सभा एव ं(सामान्य सभा): जिसका गठन इस प्रकार होगा। 

धारा 8.02: यह महासघं के समस्त सदस्यों द्वारा गठित होगी। 

धारा 8.03: प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा। 

धारा 8.04: वहृद सभा के सामान्य/महाधिवेशन हेत ुगणपरू्ति (कोरम) 20 
प्रतिशत तथा आपात बठैकों में 15 प्रतिशत होगा।  

धारा 8.05: सामान्य/महाधिवेशन दो वर्ष में कार्यकारिणी द्वारा तय किये 
गये कार्यके्षत्र के किसी जनपद/शाखा मखु्यालय में आयोजित किया जायेगा। 

धारा 8.06: वहृद अथवा सामान्य/महाधिवेशन को आयोजित करने हेत ुएक 
माह, तथा आपात सभा आयोजन हेत ु15 दिन को परू्व सचूना देना अनिवार्य 
होगा। 

धारा 8.07: आपात सभा को विशषे विचार विषय पर निर्णय लेने, जिसमें 
प्रान्तीय अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, अवशिष्ट अवधि 
हेत ु नये अध्यक्ष के चनुाव करने का अधिकार होगा, परन्त ु अध्यक्ष के 
सर्वोच्च पद पर आसीन रहे सदस्य की सदस्यता समाप्ति का अधिकार वहृद 
सभा के सामान्य अधिवेशन में ही सन्निहित होगा।  

धारा 8.08: महासघं की सर्वोच्च नीति नियामक होने के कारण, वहृद सभा 
को कार्यप्रणाली में परिवर्तन का परू्ण अधिकार होगा।  

धारा 8.09: वहृद सभा महाअधिवेशन में निम्न विषयों पर निर्णय लेगी:-  



(क) आगामी 2 वर्षो के आय-व्ययक (बजट) की स्वीकृति। 

(ख) गत 2 वर्षो के आय-व्यय प्रतिवेदन व तलुन-पत्र की स्वीकृति व पषु्टि 
तथा निधि को प्रवर्तित, सचंालित एव ंव्यय करना। 

(ग) महासघं के सवंिधान सशंोधन हेत ु कार्यकारिणी द्वारा अनमुोदित 
प्रारूप। इसे उपस्थित सदस्यों में बहुमत से पारित किया जा सकेगा। 

(घ) प्रान्तीय कार्यकारिणी का गठन:- कार्यकारिणी के निर्वाचन/गठन से परू्व 
उपस्थित सदन की सहमति से अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराने हेत,ु 
निर्वाचन अधिकारी का चयन किया जायेगा जो सामान्यतः महासघं का 
सदस्य नहीं  होगा। निर्वाचन अधिकारी इस कार्य में सहायता हेत ुअधिकतम 
2 सहायकों को तनैात कर सकत ेहैं, जो सामान्यतः महासघं के सदस्य न 
हों। निर्वाचन अधिकारी को मात्र सवंिधान के अन्तर्गत ही निर्वाचन कार्य 
कराने का अधिकार होगा। 

(ड़) महासघं व सदस्यों के हित से सम्बन्धित नीति निर्धारण, प्रतिवेदन, 
अभ्यावेदन, ज्ञापन एव ंतत्सम्बन्धी अन्य प्रश्नों/विषयों पर विचार। 

धारा 8.10: प्रान्तीय कार्यकारिणी: कार्यकारिणी में निम्न सदस्य होंगे। 

(क) वहृद सभा द्वारा निर्वाचित: 

अध्यक्ष​ ​ ​ - 01 पद 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष​ ​ - 01 पद 

उपाध्यक्ष​ ​ ​ - 01 पद 

महासचिव​ ​ ​ - 01 पद 

प्रचार एव ंप्रकाशन सचिव​ - 01 पद 

सचिव प्रोन्नत​ ​ ​ - 01 पद (कनिष्ठ अभियन्ता के प्रोन्नत वर्ग 
से) 

लेखा परीक्षक​ ​ ​ - 01 पद 

सगंठन सचिव​ ​ - 02 पद (गढ़वाल तथा कुमायंू  मण्डल) 

(ख) निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत: 

सरंक्षक​ ​ - 01 पद 



वित्त सचिव​- 01 पद 

(ग) अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से मनोनीत: 

कार्यकारिणी सदस्य​ - 10 पद (निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा 
अनमुोदित) (जिसमें मखु्यालय वाले एक सदस्य को सयंकु्त सचिव का 
दायित्व सौंपा जायेगा)  

अतिरिक्त महासचिव​ - 01 पद 

(घ) पदेन सदस्य: 

उ.ख.डि.इं. महासघं के निवर्तमान प्रा0 अध्यक्ष व महासचिव कार्यकारिणी के 
पदेन सदस्य होंगे। 

उत्तराखण्ड प्रदेश स्तरीय घटक संघों के प्रान्तीय अध्यक्ष व महासचिव 
उ.ख.डि.इं. महासघं की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। 

मण्डल अध्यक्ष एव ंमडंल सचिव कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। 

धारा 8.11 में मनोनीत सदस्य भी कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। 

महासघं/संगठन के ससं्थापक अध्यक्ष व महासचिव प्रमाणिक सदस्य रहत े
हुए महासघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। 

सघंर्ष समिति: 

चेयर मनै​ ​ - 01 पद 

वायस चेयर मनै​ - 01 पद 

परशएुसन समिति: 

 चेयर मनै​ ​ - 01 पद 

 वायस चेयन मनै​- 01 पद 

अनशुासन समिति:  

 चेयर मनै​ ​ - 01 पद 

वायस चेयन मनै​ - 01 पद 

(ड़) वहृद कार्यकारिणी - विशषे परिस्थितियों में प्रान्तीय अध्यक्ष, महासचिव 
के परामर्श से वहृद कार्यकारिणी आहूत करने के लिए अधिकृत होंगे। वहृद् 



कार्यकारिणी में प्रान्तीय कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त समस्त जनपद 
अध्यक्ष/सचिव भी सदस्य होंगे। 

धारा 8.11: परिवार कल्याण समिति: इस समिति में निम्न सदस्य होंगे। 

अध्यक्ष​ ​ - 01 पदेन (महासचिव) 

उपाध्यक्ष​ - 01 पदेन (अतिरिक्त महासचिव) 

सचिव​ ​ - 01 पदेन (कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत) 

वित्त सचिव​- 01 पदेन (कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत) 

लेखा परीक्षक​ - 01 पदेन (प्रान्तीय कार्यकारिणी का लेखा परीक्षक) 

धारा 8.12: कार्यकारिणी गणपरू्ति के लिए पदाधिकारियों की कुल सखं्या का 
50 (पचास) प्रतिशत से अधिक उपस्थित होना आवश्यक है।  

धारा 8.13: प्रान्तीय अध्यक्ष की अनपुस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा 
उसकी भी अनपुस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारिणी की बठैक का सभापतित्व 
करेंगे। 

धारा 8.14: कार्यकारिणी बठैक, वर्ष में 3 बार, कम से कम, 15 दिन की परू्व 
सचूना पर आयोजित होगी, विशषे परिस्थितियों में आपातकालीन बठैक 
केवल 3 दिन की परू्व सचूना पर अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जा सकती है।  

धारा 8.15: कार्यकारिणी को परू्ण अधिकार होगा कि वह सगंठन की ओर से 
समस्त नीति निर्धारण, प्रतिवेदन, अभ्यावेदन, ज्ञापन एव ंमांग पत्र तथा 
किसी भी नियम-सवंिधान सशंोधन का प्रारूप बनाये तथा इसे सदस्यों की 
राय जानने के लिए यथाविधि परिचारित कर, सामान्य अधिवेशन में 
सम्बन्धित बिन्दओु ंको अन्तिम निर्णय हेत ुप्रस्ततु करने का भी उसका परू्ण 
उत्तरदायित्व होगा। 

धारा 8.16: कार्यकारिणी को सगंठन व सदस्यों के हित में, के्षत्र, राज्य 
अथवा राज्यों के किसी सगंठन या संगठनों के तालमेल कर, अथवा मिलकर 
कार्य करने का अधिकार होगा। 

धारा 8.17: कार्यकारिणी समिति को विभिन्न उद्देश्यों व कार्यक्रमों को 
सचंालित करने हेत ुउप-समितियां गठित करने का परू्ण अधिकार होगा। 



धारा 8.18: बिना उचित कारण बताये लगातार तीन बठैकों में उनपुस्थित 
रहने वाले निर्वाचित एव ंमनोनित कार्यकारिणी सदस्यों का पद भार स्वतः 
ही समाप्त हो जायेगा। अवशिष्ट अवधि के लिए कार्यकारिणी ऐसे रिक्त 
पदों की परू्ति मनोनयन के द्वारा कर सकेगी। प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव 
द्वारा किये गये मनोनयन को पषु्ट/निरस्त करने का कार्यकारिणी को परू्ण 
अधिकार होगा। 

धारा 9.00: उच्चाधिकार समिति। 

धारा 9.01: इस समिति को प्रत्येक महाधिवेशन उपरान्त निर्वाचित केन्द्रीय 
कार्यकारिणी द्वारा सरंचित किया जायेगा जो विशषे परिस्थितियों में ही 
कार्य करेंगी। 

धारा 9.02: इस समिति में अध्यक्ष एव ंमहासचिव के अलावा कार्यकारिणी 
के 7 अन्य सदस्य होंगे। इसकी कुल सदस्य संख्या 9 होगी। 7 सदस्यों का 
मनोनयन कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा। 

धारा 9.03: यह समिति शासन, विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों के समक्ष 
निर्णय हेत ु विचाराधीन विषयों का संचालन करेगी तथा समय-समय पर 
कार्यकारिणी को प्रगति से अवगत करायेगी। 

धारा 9.04: यह समिति कार्यकारिणी की ओर से महासंघ द्वारा पारित 
प्रस्तावों पर निर्णय कराने हेत ुबठैक, सम्पर्क , वार्ता, मतं्रणा एव ंअन्य प्रयास 
करेगी। 

धारा 9.05: उच्चाधिकार समिति की बठैक हेत ुगणपरू्ति 50 प्रतिशत होना 
तथा बठैक की सचूना 2 दिन परू्व दिया जाना आवश्यक होगा, विशषे एवं 
आकस्मिक स्थितियों में बठैक तत्काल भी बलुाई जा सकेगी। 

धारा 10.00: पदाधिकारियों का निर्वाचन- 

धारा 10.01: प्रान्तीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का निर्वाचन हर दो वर्ष 
में आयोजित होने वाले महाधिवेशन में प्रमाणिक सदस्यों में से एक सदस्य 
एक मत के आधार पर होगा। 

धारा 10.01 (क): महासघं के प्रान्तीय अध्यक्ष एव ंमहासचिव के पद हेत ु
नामांकन के लिए वही प्रमाणिक सदस्य पात्र होगा जो कम से कम प्रान्तीय 
कार्यकारिणी में सवंधैानिक दायित्वों के अन्र्तगत एक परू्ण कार्यकाल 
पदाधिकारी रहा हो। 



धारा 10.01 (ख): मण्डल अध्यक्ष व मण्डल सचिव के पद हेत ुनामांकन के 
लिए प्रमाणिक सदस्य की पात्रता कम से कम एक कार्यकाल में जनपद 
अथवा शाखा का पदाधिकारी होना आवश्यक होगा।  

धारा 10.01 (ग): महासघं के किसी भी पद पर एक सदस्य लगातार दो 
कार्यकाल से अधिक पद धारण हेत ुपात्र नहीं होगा।  

धारा 10.01 (घ): महासघं के किसी भी पद पर निर्वाचन हेत ुनामकंन करने 
वाले सदस्य को महासघं की परिवार कल्याण योजना के सदस्य के रूप में 
नामांकित होना अनिवार्य होगा।  

धारा 10.02: निर्वाचन का आधार, उपस्थित सदस्यों का बहुमय होगा। 
बराबर-बराबर मत पाने की दशा में लँाटरी द्वारा निर्णय होगा। 

धारा 10.03: सदस्य का नामांकन तथा निर्वाचन किसी भी पद पर तभी 
किया जायेगा, जब नामांकन प्रस्ताव पर प्रत्याशी की सदन में लिखित 
सहमति अकंित हो तथा प्रमाणित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित एव ंअनमुोदित 
हो। 

धारा 10.04: सामान्य निर्वाचन के समय कोई पद स्थान रिक्त हो जाये, तो 
सगंठन के कार्यों के सम्पादनार्थ, अध्यक्ष एव ंमहासचिव द्वारा सयंकु्त रूप 
से किये गये, मनोनयन से उसकी तात्कालिक परू्ति की जा सकेगी परन्त ु
इसका अनमुोदन अगली कार्यकारिणी की बठैक में कराना अनिवार्य होगा। 

धारा 10.05: प्रत्येक सदस्य को महासंघ की कार्यकारिणी में मात्र एक पद 
पर नामांकन/पद धारण का अधिकार होगा। दो पदों पर नामांकन की स्थिति 
मंे  दोनों नामांकन निरस्त किये जाय ेंगे। 

धारा 10.06: नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारी, महाधिवेशन में 
सम्पन्न निर्वाचन उपरान्त अपने पद की शपथ ग्रहण कर कार्य आरम्भ 
करेंगे। 

धारा 10.07: मण्डल व जिला स्तरीय कार्यकारिणी तथा शाखा कार्यकारिणी 
का निर्वाचन भी धारा 10.00 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनसुार होगा, परन्त ु
यह अन्तर होगा कि मण्डल/जिला कार्यकारिणी का गठन 2 वर्ष हेत ुव शाखा 
(इकाई) का गठन एक वर्ष की अवधि हेत ुहोगा। 

धारा 10.08: नई कार्यकारिणी का गठन न होने की स्थिति में भी शाखा 
(इकाई) कार्यकारिणी हर वर्ष 31 दिसम्बर को स्वतः समाप्त हो जायेगी। 



धारा 10.09: शाखा का निर्वाचन 31 दिसम्बर तक न होने पर मण्डल 
सचिव, जनपद अध्यक्ष/सचिव के सहयोग से निर्वाचन होने तक तदर्थ 
समिति गठित करेगा। 

धारा 11.00: पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार: 

धारा 11.01: प्रान्तीय अध्यक्ष 

धारा 11.02:महासघं का सवंधैानिक एव ंव्यवस्था प्रमखु होगा। 

धारा 11.03: प्रान्तीय स्तर पर समस्त प्रतिनिधि मण्डलों का नेततृ्व एवं 
बठैकों का सभापतित्व करेगा। 

धारा 11.04: महासघं के समस्त कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एव ंसंगठनात्मक 
गतिविधियों का सचंालन/निर्देशन करेगा। 

धारा 11.05: वह वित्त व्यवस्था का नियन्त्रण करेगा। प्रान्तीय अध्यक्ष 
कार्यकारिणी द्वारा अनमुोदित सीमा तक व्यय करेगा। निर्धारित सीमा से 
अधिक व्यय का अनमुोदन-अधिकार कार्यकारिणी को होगा। 

धारा 11.06: कम से कम 10 प्रतिशत के लिखित निवेदन पर, जिसमें हर 
जनपद के न्यनूतम 5 सदस्य हों, वह सामान्य सभा की विशषे बठैक 
आमन्त्रित करेगा।  

धारा 11.07: सभाओ/ंसम्मेलनों की कार्यवाही को विनियमित करेगा तथा 
किसी संदिग्ध बिन्द ु पर नियम/उपनियम/आचार संहिता/परम्परा की 
व्याख्या करत ेहुए अपना निर्णय देगा। 

धारा 11.08: सामान्य एकल मत के अतिरिक्त किसी भी विषय के 
पक्ष-विपक्ष में बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत दे सकेगा। 

धारा 11.09: संगठन की आचार सहंिता के प्रतिकूल आचरण करने अथवा 
सगंठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर किसी भी सदस्य अथवा 
पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने पर निलम्बन करने का अधिकार अध्यक्ष 
को होगा, जिसका अनमुोदन आगामी कार्यकारिणी में करना आवश्यक 
होगा।  

धारा 12.00: वरिष्ठ उपाध्यक्ष एव ंउपाध्यक्ष  

धारा 12.01: प्रान्तीय अध्यक्ष की अनपुस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एव ं
उसकी भी अनपुस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का कार्य करेगा। 



धारा 12.02: वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रोन्नत सदस्यों के सगंठनात्मक सदृृढ़ता 
एव ंउपाध्यक्ष अन्य सदस्यों के सगंठनात्मक सदुृढ़ता हेत ुउत्तरदायी होंगे। 

धारा 12.03: वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रोन्नत सदस्यों की 
समस्याओ/ंप्रतिवेदनाओ ं के निवारणार्थ अध्यक्ष से सम्पर्क /तालमेल रखत े
हुए शासन/प्रशासन से सम्पर्क  स्थापित कर सकेगा।  

धारा 12.04: वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये विशिष्ट 
कार्यों का निर्वाहन करेगा। 

धारा 13.00: महासचिव: 

धारा 13.01: अध्यक्ष एव ंकार्यकारिणी समिति के निर्देशानसुार कार्य करत े
हुए, महासचिव सगंठन का प्रमखु निष्पादक अधिकारी होगा। 

धारा 13.02: केन्द्रीय स्तर पर, सगंठन के समस्त पत्राचार की प्राप्ति एव ं
निस्तारण की व्यवस्था करेगा। वहृद सभा, कार्यकारिणी एव ंउच्चाधिकार 
समिति की बठैक तिथि, अध्यक्ष के परामर्श से निश्चित कर प्रस्तावित कार्य 
सचूी सहित सदस्यों को आमतं्रित करेगा व इन बठैकों को आयोजित करेगा 
तथा इनकी कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करने व सम्यक अभिलेख हेत ु
उत्तरदायी होगा। 

धारा 13.03: निर्वाचित लेखा परीक्षक/परीक्षकों के द्वारा वार्षिक लेखा 
परीक्षण कराकर वित्त सचिव के माध्यम से कार्यकारिणी/महाधिवेशन में 
प्रस्ततु करेगा।  

धारा 13.04: सगंठन के कार्यां /गतिविधियों का प्रतिवेदन महाधिवेशन 
(वहृद सभा) में प्रस्ततु करेगा। 

धारा 13.05: पत्राचार, टंकण व अभिलेख अध्यावधिक रखने हेत ु वह 
अशंकालिक कर्मचारी की नियकु्ति कर सकता है, जिसका अनमुोदन 
कार्यकारिणी समिति से लेना होगा। परू्णकालिक कार्मिक की तनैाती/सेवा 
समाप्ति हेत ुकार्यकारिणी से परू्वानमुोदन करना होगा। इन्हें स्थायी करने 
का निर्णय केवल वहृद सभा ही 10 वर्ष की अनवरत सेवा बाद में ले सकती 
है।  

धारा 13.06: सगंठन की ओर से कार्यकारिणी द्वारा अनमुोदित समस्त 
अनबुन्धों पर हस्ताक्षर करेगा एवं अदालती  कार्यवाही का प्रभारी होगा। 



धारा 13.07: संगठन के हित में वह शासन/प्रशासन को महासघं की ओर से 
सबंोधित कर सकेगा। 

धारा 13.08: कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित सीमा तक, वह संगठन हित में 
व्यय कर सकता है। अपरिहार्य एव ं आकस्मिक स्थिति में अध्यक्ष की 
सहमति से, इस सीमा से अधिक होने वाले व्यय का अनमुोदन, 15 दिन के 
भीतर कार्यकारिणी बठैक आहूत कर, कराना अनिवार्य होगा। 

धारा 13.09: अध्यक्ष की सहमति से उसे तदर्थ रूप से अगली बठैक तक 
मण्डलीय कार्यकारिणी के किसी भी रिक्त पद पर मनोनयन का परू्ण 
अधिकार होगा। मण्डल सचिव की संस्ततुि पर वह जनपद स्तरीय किसी भी 
पदाधिकारी को पद मकु्त करने तथा रिक्त पदों पर अवशिष्ट अवधि तक 
मनोनित करने हेत ुपरू्णरूपेण सक्षम होगा। 

धारा 14.00: अतिरिक्त महासचिव 

धारा 14.01: अतिरिक्त महासचिव सदस्यों की परिवेदनाओ-ंसमस्याओ ंके 
निराकरण हेत ुउनसे पत्राचार करेगा। पत्राचार एव ंवार्ता हेत ुमहासचिव के 
निर्देशानसुार समस्त कार्य सम्पादित करेगा। 

धारा 14.02: संगठनात्मक गतिविधियों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं 
मण्डल सचिव से तालमेल कर उन्हें सपुषु्ट करने हेत ु प्रभावी कार्यवाही 
करेगा। 

धारा 15.00: वित्त सचिव एव ंलेखा परीक्षक:  

धारा 15.01: वित्त सचिव हर स्रोत से प्राप्त धन का निर्धारित रसीद बकु में 
अकंन कर उसकी पावती देगा। उसके द्वारा अकंित रसीद के आधार पर ही 
महासघं के केन्द्रीय खात ेमें प्रविष्टि उसके द्वारा की जायेगी। सभी रसीद 
बकुों का अकंन, इस हेत ुनिर्धारित पजंिका में दिया जायेगा। 

धारा 15.02: वित्त सचिव रोकड़ बही का आलेखन, महासचिव के मार्ग 
निर्देशन में करेगा। 

धारा 15.03: वित्त सचिव, प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव द्वारा पारित बीजकों 
का ही भगुतान करेगा। 

धारा 15.04: वित्त सचिव को महासघं के नाम से ब ैंक में खातों के सचंालन 
का, अध्यक्ष/महासचिव के सहयोग से ही अधिकार होगा। 



धारा 15.05: महासचिव के निर्देशानसुार वित्त सचिव लेखा परीक्षण हेत ुसभी 
अभिलेख प्रस्ततु करेगा। आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रत्येक कार्यकारिणी 
बठैक में प्रस्ततु करेगा।  

धारा 15.06: लेखा परीक्षक वर्ष में कम एक बार तथा कार्यकारिणी के 
निर्देशानसुार एक से अधिक बार सगंठन हितों के सरुक्षार्थ समस्त वित्तीय 
अभिलेखों का परीक्षण कर उसकी शदु्धता प्रमाणित करेगा, तद्नसुार 
परीक्षण सचूना कार्यकारिणी में रखेगा। 

धारा 15.07: मण्डल के वित्त/लेखा का सम्पे्रक्षण प्रान्तीय वित्त सचिव द्वारा 
किया जायेगा एव ंजनपद के वित्त/लेखा का सम्पे्रक्षण मण्डल वित्त सचिव 
द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार शाखा के लेखा/वित्त का सम्पे्रक्षण जनपद 
वित्त सचिव द्वारा किया जायेगा तथा मण्डल/जनपद/शाखा में कैशबकु लेखा 
व रखरखाव का कार्य किया जायेगा। 

धारा 16.00: प्रचार एव ंप्रकाशन सचिव 

धारा 16.01: प्रचार एव ं प्रकाशन सचिव, सगंठन की गतिविधियों, 
कार्यक्रमों, का अध्यक्ष/महासचिव के निर्देशानसुार ससंुगत रूप से 
प्रचार-प्रसार करेगा। अध्यक्ष/महासचिव से परामर्श कर, उसे पे्रस विज्ञप्ति 
जारी करने का अधिकार होगा, आवश्यकता पड़ने पर वह संगठन के प्रवक्ता 
का दायित्व सवंहन करेगा। 

धारा 16.02: प्रचार एव ं प्रकाशन सचिव, सगंठन के समस्त प्रकाशन, 
पत्रिका, परिपत्र का सम्पादन व प्रकाशन करेगा। प्रकाशनार्थ प्राप्त रचनाओ ं
में संशोधन/परिमार्जन करने का उसे परू्ण अधिकार होगा, वह संगठन हित में 
उपादेय शासनादेशों, विभागीय परिषदीय/निगमिय आदेशों एव ं
तकनीकी/बौद्धिक/सांस्कृतिक अभिलेखों व तथ्यों का संकलन करेगा। 

धारा 16.03: प्रचार एव ंप्रकाशन सचिव पद मनोनयन के माध्यम से भरा 
जायेगा। 

धारा 17.00: सचिव प्रोन्नत:- प्रोन्नत सदस्यों की समस्याओ ंके निस्तारण 
हेत ुवरिष्ठ उपाध्यक्ष के सहयोग से कार्य करेगा। 

धारा 18.00: सगंठन सचिव:- संगठनात्मक गतिविधियों को सचंालित 
कराना सगंठन सचिव का मखु्य दायित्व होगा। वह के्षत्र के अन्तर्गत समस्त 



पदाधिकारियों/सदस्यों के मध्य सम्पर्क  स्थापित करत े हुए एकता भाव का 
सजृन कर संगठन हित में कार्य करेगा। 

धारा 19.00: मनोनीत पदाधिकारी: 

धारा 19.01: सरंक्षक: सगंठन हित में अप्रतिम योगदान कर चकेु 
सम्मानित सदस्य को, सरंक्षक के गरिमापरू्ण पद पर नवगठित कार्यकारिणी 
सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जायेगा। उसे कार्यकारिणी तथा सामान्य 
सदस्यों को, अपने अनभुव जनित दिशा निर्देश देने का अधिकार होगा, 
परन्त ु किसी प्रसगं पर मतदान की स्थिति आने पर संगठन के सर्वोच्च 
प्रतिष्ठावान पद पर आसीन होने के कारण, सरंक्षक की पक्षातीत भमूिका 
रहेगी। 

धारा 19.02: केन्द्रीय कार्यकारिणी में मनोनीत किये गये अन्य दस सदस्यों 
को संगठन हित में विविध दायित्व अध्यक्ष/महासचिव द्वारा सौंपे जा सकत े
हैं। इनमें से एक, जो मखु्यालय वाले स्थान पर कार्यरत होगा, सगंठन का 
सयंकु्त सचिव होगा तथा महासचिव द्वारा अधिकृत पत्राचार करेगा व 
प्रान्तीय पसु्तकालय एव ंमहासघं भवन का प्रभारी होगा। 

धारा 20.00: पदेन सदस्य:  

धारा 20.01: सद्य परू्व केन्द्रीय अध्यक्ष एव ंमहासचिव तथा उत्तराखण्ड 
स्तरीय घटक सघंों के अध्यक्ष व महासचिव/महामंत्री उत्तराखण्ड डिप्लोमा 
इंजीनियर्स महासघं के पदेन सदस्य के रूप में कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये 
दायित्व का सवंहन करेंगे। 

धारा 21.00: मण्डलीय कार्यकारिणी: 

धारा 21.01: मण्डल का कार्यके्षत्र प्रशासनिक/राजस्व मण्डल (कमिश्नरी) 
होगा, जो वर्तमान में कुमाऊं तथा गढ़वाल हैं इसका मखु्यालय मण्डल 
मखु्यालय में होगा।  

धारा 21.02: मण्डल कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी होंगे- 

मण्डल अध्यक्ष​ ​ - 01 पद 

मण्डल उपाध्यक्ष​ ​ - 01 पद 

मण्डल उपाध्यक्ष (महिला)​ - 01 पद 

मण्डल सचिव​ ​ - 01 पद 



धारा 21.03: (क) समस्त घटक संघों के मण्डल में कार्यरत, मण्डलीय 
अध्यक्ष/सचिव, महासघं की मण्डलीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। 

(ख) महासंघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, अपने कार्यके्षत्र वाली 
मण्डलीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। 

(ग) जनपद अध्यक्ष/सचिव पदेन सदस्य होंगें।  

धारा 21.04: प्रान्तीय अधिवेशन में ही सम्बन्धित मण्डलों के प्रमाणिक 
सदस्यों द्वारा मण्डलीय कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा।  

धारा 21.05: मण्डलीय कार्यकारिणी के सदस्यों का दायित्व निम्नानसुार 
होगा:-  

धारा 21.06: मण्डल अध्यक्ष-  

धारा 21.07: मण्डल में महासंघ के समस्त क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण 
करेगा। मण्डलीय कार्यकारिणी की बठैक का सभापतित्व करेगा व मण्डल 
स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल का नेततृ्व करेगा।  

धारा 21.08: कम से कम चार माह में एक बार कार्यकारिणी बठैक 
आयोजित करेगा।  

धारा 21.09: सदस्यों की समस्याओ ं के समाधान/निराकरण हेत ु सक्षम 
अधिकारी व जन प्रतिनिधि से सम्पर्क /वार्ता करेगा।  

धारा 21.10: मण्डल उपाध्यक्ष 

धारा 21.11: मण्डल अध्यक्ष की अनपुस्थिति अथवा रिक्तता की स्थिति में 
वह उसके समस्त दायित्वों का सचंालन करेगा।  

धारा 21.12: मण्डल अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए सभी कार्याे का निष्पादन 
करेगा।  

धारा 21.13: मण्डल सचिव: 

धारा 21.14: मण्डल स्तरीय समस्त पत्राचार एव ंसगंठन सम्बन्धी सभी 
अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव हेत ुउत्तरदायी होगा। इस हेत ुकार्यालय की 
स्थापना एव ंसहायक की तनैाती भी मण्डल कार्यकारिणी के निर्देशानसुार 
कर सकेगा। 

 



 

 

धारा 21.15: सदस्यों की समस्याओ/ंपरिवेदनाओ ंके निस्तारण एवं 
समाधान हेत ुसक्षम अधिकारी से पत्राचार करेगा।  

धारा 21.16: सदस्यों से प्राप्त धन को वित्त सचिव को हस्तगत करायेगा। 

धारा 22.00: जनपद कार्यकारिणी:  

धारा 22.01: जनपदों (जिलों) के कार्यके्षत्र प्रशासनिक/राजस्व जिला 
सीमाओ ंके अनरुूप होंगे। किसी सदस्य का कार्यके्षत्र एक से अधिक जिलों में 
यदि पड़ता है, तो वह स्वय ंके मखु्यालय वाले जिले की गतिविधियों में ही 

भाग लेगा। 

धारा 22.02: यदि किसी सदस्य का कार्यके्षत्र एक से अधिक जिलों में पड़ता 
है, तो वह स्वय ंके मखु्यालय वाले जिले की गतिविधियों में ही भाग लेगा। 

धारा 22.03: किसी भी जनपद के अन्तर्गत महासघं के समस्त सदस्यों के 
समहू को जनपद शाखा की संज्ञा दी जायेगी। 

धारा 22.04: जनपद (जिला) स्तरीय कार्यकारिणी का गठन एतदर्थ आहूत 
जनपद अधिवेशन/ सम्मेलन में उक्त जनपद के कुल सदस्यों की न्यनूतम 
25 प्रतिशत उपस्थिति में आम निर्वाचन द्वारा किया जायेगा जिसका 

कार्यकाल 2 वर्ष होगा तथा जिसका गठन प्रति दो वर्ष में माह 
दिसम्बर/जनवरी में किया जायेगा।  

धारा 22.05: जनपद कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी होंगे- 

जनपद अध्यक्ष​ - 01 

जनपद सचिव​ - 01 

केन्द्रीय व मण्डलीय कार्यकारिणी के वे सभी सदस्य जनपद कार्यकारिणी के 
पदेन सदस्य होंगे जिनका मखु्यालय उस जनपद में स्थित हो। 

सगंठनात्मक गतिविधियों के सचुारू संचालन हेत,ु सचंालन विभिन्न 
शासकीय अभियन्त्रण विभागों/उपक्रमों के पदाधिकारियों द्वारा नामित 

एक-एक सदस्य मनोनीत सदस्य होंगे।  



(अ) समस्त घटक सघंों के जनपद में कार्यरत, जनपद अध्यक्ष/सचिव 
महासघं की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। 

(ब) शाखा अध्यक्ष/सचिव पदेन सदस्य होंगे। 

धारा 22.06: जनपदीय पदाधिकारियों का दायित्व निम्नानसुार होगा- 

धारा 22.07: जनपद अध्यक्ष: 

धारा 22.08: जनपद में सगंठन के समस्त क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण 
करेगा। जनपद अधिवेशन व कार्यकारिणी की बठैक का सभापतित्व करेगा 

तथा जनपद स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल का नेततृ्व करेगा। 

धारा 22.09: कम से कम तीन माह में एक बार कार्यकारिणी बठैक व 2 वर्ष 
में जनपद अधिवेशन आयोजित करेगा। 

धारा 22.10: न्यनूतम 20 प्रतिशत सदस्यों के अनरुोध पर वह जिला 
सम्मेलन तथा कार्यकारिणी के 3 सदस्यों के अनरुोध पर जनपद 

कार्यकारिणी की बठैक इस अन्तराल से परू्व भी आयोजित करायेगा।  

धारा 22.11: जनपद स्तरीय लेखा का नियंत्रण करेगा।  

धारा 22.12: जनपद सचिव: 

धारा 22.13: जनपद स्तरीय समस्त पत्राचार एव ंसगंठन अभिलेखों के 
सम्यक रखरखाव हेत ुउत्तरदायी होगा। इस हेत ुकार्यालय की स्थापना एव ं
सहायक की नियकु्ति भी जनपदीय कार्यकारिणी के निर्देशानसुार कर 

सकेगा। 

धारा 22.14: सदस्यों की समस्याओ/ंपरिवेदनाओ ंके निस्तारण व समाधान 
हेत ुसक्षम अधिकारी से पत्राचार करेगा। 

धारा 22.15: जनपद अध्यक्ष की सलाह से वह इकाई स्तर पर रिक्त 
अध्यक्ष, सचिव को तदर्थ नियकु्त करेगा तथा इसके हस्तान्तरण की त्वरित 

सचूना महासचिव एव ंमण्डल सचिव को देगा। 

धारा 22.16: शाखा अध्यक्ष एव ंसचिव का स्थानान्तरण होने पर इसकी 
त्वरित  सचूना मण्डल सचिव एव ंमहासचिव को देत ेहुए स्थानान्तरित 

पदाधिकारी के पास विद्यमान महासघं के अभिलेखों के उचित हस्तान्तरण 
की व्यवस्था करेगा।  



धारा 22.17: सदस्यों से महासघं का शलु्क एव ंअन्य अभिदान एकत्र करा, 
उसका आलेखन एव ंप्रान्तीय कार्यालय को पे्रषण कराये जाने का प्रभारी 

होगा। 

धारा 22.18: जनपद के अन्तर्गत महासंघ के क्रियाकलापों का विवरण 
जनपद अधिवेशन में प्रस्ततु करेगा। 

धारा 22.19: जनपद अध्यक्ष द्वारा पारित जनपद स्तरीय व्यय के बीजकों 
का भगुतान करेगा।  

धारा 22.20: जनपद सचिव, जनपद के कोष का भी प्रभारी होगा। 

धारा 22.21: जनपद बठैक की तिथि अध्यक्ष से परामर्श पर निर्धारित करेगा 
व प्रस्तावित कार्य सचूी सहित प्रसारित कर आयोजन करेगा। 

धारा 22.22: जनपदीय कार्यालय, जनपद सचिव के मखु्यालय में स्थित 
होगा। 

धारा 22.23: जनपदीय स्तर के व्यय हेत ुजनपद स्तरीय कोष निर्धारण का 
अधिकार जनपद कार्यकारिणी को होगा। 

धारा 23.00: शाखा: 

धारा 23.01: किसी भी नगर पचंायत/तहसील/विकास खण्ड आदि के 
अन्तर्गत कार्यरत महासघं के समस्त सदस्यों के समहू को केन्द्रीय 

कार्यकारिणी द्वारा अनमुोदित किये जाने उपरान्त शाखा (इकाई) की सजं्ञा 
दी जायेगी। 

धारा 23.02: यह महासंघ की आधारित इकाई होगी। 

धारा 23.03: इसकी कार्यकारिणी बठैक हर दो माह में एक बार होगी।  

धारा 23.04: शाखा इकाई का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष का होगा। 
शाखा कार्यकारिणी का चनुाव होगा जिसमें शाखान्तर्गत कार्यरत सदस्यों में 

से 30 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।  

धारा 23.05: शाखा कार्यकारिणी:  

इसमें निम्न पदाधिकारी होंगे:- 

शाखा (इकाई) अध्यक्ष​ 01 पद 



शाखा (इकाई) सचिव​ 01 पद 

इकाई के्षत्र में कार्यरत विभागों/उपक्रमों से एक-एक मनोनीत प्रतिनिधि। 

जनपद कार्यकारिणी के वे पदाधिकारी जिनका मखु्यालय उस शाखा के्षत्र में 
पड़ता हो।  

धारा 23.06: पदाधिकारियों के दायित्व। 

धारा 23.07: इकाई अध्यक्ष: 

धारा 23.08: इकाई स्तर पर सामान्य मासिक बठैक कराना। 

धारा 23.09: इकाई स्तर की बठैकों का सभापतित्व करना। 

धारा 23.10: इकाई के्षत्र में सगंठनात्मक गतिविधियों को सपुषु्ट करना। 

धारा 23.11: इकाई के अन्तर्गत किसी भी सदस्य से स्पष्टीकरण मांगना। 

धारा 23.12: महासघं के निर्देशों का अनपुालय कराना। 

धारा 23.13: इकाई कोषाध्यक्ष के लेखे का परीक्षण करना। 

धारा 23.14: इकाई सचिव 

धारा 23.15: इकाई स्तर पर विभागवार, सदस्यों का परू्ण विवरण, केन्द्रीय 
कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, महासघं पजंिका में अकंित करना। 

धारा 23.16: केन्द्र, मण्डल तथा जनपद से आये निर्देशों/परिपत्रों को मासिक 
बठैक में पढ़कर सनुाना या वितरित करना। 

धारा 23.17: इकाई अध्यक्ष से परामर्श कर, कार्यकारिणी/बठैक तिथि की 
घोषणा व प्रस्तावित कार्य सचूी का प्रसारण तथा आयोजन करना। 

धारा 23.18: बठैक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना। 

धारा 23.19: ऐसे सदस्यों के नामों की जो स्थानान्तरण के कारण इकाई 
के्षत्र को छोडत ेहैं, योगदान देकर नव नियकु्त होत ेहैं, प्रोन्नत होत ेहैं, 

सेवानिवतृ्त होत ेहैं, अथवा पद त्याग करत ेहै, जनपद सचिव, मण्डल सचिव 
सहित महासचिव को सचूना देना।  

धारा 23.20: किसी भी सदस्य के आकस्मिक निधन, उसके कारण तथा 
शोक सतंप्त परिवार की दशा की विस्ततृ सचूना, महासचिव, प्रान्तीय प्रचार 

सचिव व मण्डल/जनपद सचिव को देना।  



धारा 23.21: महासघं के उद्देश्य एव ंलक्ष्यों की परू्ति हेत ुअपनी इकाई में 
उचित अनशुासन बनाये रखना। 

धारा 23.22: महासघं का आधारिक पदाधिकारी होने के नात,े किसी भी 
सदस्य द्वारा महासघं के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को पत्र, प्रत्यावेदन या 
अभ्यावेदन पर इकाई सचिव की ससं्ततुि अकंित होना अनिवार्य होगा। 

धारा 23.23: शाखा सचिव, शाखा के कोष का प्रभारी भी होगा। 

धारा 23.24: शाखा के कोष का आलेखन तथा शाखा अध्यक्ष द्वारा पारित 
इकाई स्तर के व्यय के बीजकों का भगुतान करेगा। 

धारा 24.00: पदाधिकारियों की पद-मकु्ति: 

धारा 24.01: यदि प्रान्तीय/मण्डल/जनपद/शाखा कार्यकारिणी समिति का 
कोई सदस्य, अपने पद-दायित्व के सवंहन में निष्ठाहीनता अथवा अरूचि 
का दोषी पाया जाता है, तो उस प्रयोजनार्थ आयोजित कार्यकारिणी समिति 
में उससे स्पष्टीकरण लेत ेहुए उपस्थिति 2/3 सदस्यों की ससं्ततुि पर, वह 

अध्यक्ष द्वारा पद भार से मकु्त कर दिया जायेगा।  

धारा 24.02: विभाग/उपक्रम से किसी कारण सेवा मकु्ति अथवा नतैिक 
अपराध के लिए न्यायालय से दण्डित होना अथवा त्याग पत्र स्वीकार किये 
जाने की दशा में महासघं के किसी भी पदाधिकारी, संरक्षक सहित, का 

पदाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा। 

धारा 24.03: प्रान्तीय अध्यक्ष को पद से हटाने के लिये प्रान्तीय 
कार्यकारिणी के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अविश्वास 
प्रस्ताव प्रस्ततु करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष 
की अध्यक्षता में कार्यकारिणी द्वारा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हो 
जाने पर प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा उसी कार्यकारिणी में ही त्याग पत्र देना 

होगा। इसके पश्चात ्महासचिव द्वारा शीघ्र ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष 
की सहमति से आपातकालीन वहृद कार्यकारिणी सभा (वहृद सभा का 
तात्पर्य कार्यकारिणी के समस्त सदस्य एव ंजनपद अध्यक्ष तथा सचिव 
होंगे) आहूत की जायेगी, जिसमें उक्त त्याग पत्र पर बहुमत द्वारा निर्णय 
लिया जायेगा। मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा। 

धारा 24.04: सरंक्षक को पद से हटाने के लिए, स्पष्टीकरण लेने के बाद, 
कार्यकारिणी बहुमत से निर्णय लेगी। 



धारा 25.00: निधि (कोष) एव ंउसकी संचालन व्यवस्था: 

धारा 25.01: महासघं की समस्त धनराशि कार्यकारिणी द्वारा तय किसी 
भी अधिसचूित ब ैंक में महासघं के नाम से, चाल,ू सचंयी या फिक्स खात ेमें 

जमा की जायेगी।  

धारा 25.02: यह खाता अध्यक्ष, महासचिव एव ंवित्त सचिव के संयकु्त नाम 
से होगा तथा यह वित्त सचिव तथा अध्यक्ष एव ंमहासचिव में से किसी एक 

के अस्ताक्षरों से परिचालित होगा। 

धारा 25.03: किसी मद में कोष एकत्रित करने हेत ुप्रान्तीय कार्यकारिणी का 
निर्णय अनिवार्य होगा, परन्त ुविशषे आकस्मिक परिस्थितियों में प्रान्तीय 
अध्यक्ष की अनमुति से तात्कालिक स्थिति से निपटने हेत ुविशषे कोष का 
अनरुोध किया जा सकता है जिसका अनमुोदन अग्रिम कार्यकारिणी में 

कराना होगा। 

धारा 25.04: महासघं के नाम सदस्यता शलु्क व वहृद सभा द्वारा निर्धारित 
विशषे मद से फिक्स खात ेमें जमा राशि में से आहरण/समापन केवल वहृद 

सभा की अनमुति से किया जा सकेगा। 

धारा 25.05: जनपद व शाखा स्तरीय व्यय हेत ुकेन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा 
अनमुोदन पश्चात ्आशंिक राशि अथवा विशषे अभिदान का खाता 

जनपद/शाखा स्तर पर खोला जायेगा, जिसका लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष 
मण्डल अध्यक्ष/सचिव द्वारा किया जायेगा। 

धारा 25.06: कोई भी प्रान्तीय/मण्डलीय/जनपदीय या इकाई निधि, किसी 
व्यक्ति विशषे के नाम से न होकर महासघं के नाम से निके्षपित होगी जो 

केवल अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा ही सचंालित होगी। 

धारा 25.07: लेखन सामग्री, पत्राचार आदि कार्यालय के दैनन्दिक व्यय, 
कार्यालय प्रभारी के नाम स्थायी अग्रदाय, प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा 

निर्धारित सीमा तक खोला जा सकेगा। 

धारा 25.08: आय-व्यय का अद्यावधिक विवरण कार्यकारिणी समिति की 
हर बठैक में रखना अनिवार्य होगा। 

धारा 25.09: आर्थिक अनशुासन, महासंघ में प्रभावी रूप से लाग ूकरना व 
कराना हर स्तर के पदाधिकारी का कर्तव्य होगा। सामान्य परिस्थितियों में 



यात्रा प्रवास मितव्ययी माध्यम से ही करना होगा तथा तद्नसुार ही यात्रा 
देयक पारित किया जायेगा।  

धारा 25.10: सदस्यों व कार्मिकों के अलावा अन्य लागों/प्रतिष्ठानों को 
भगुतान चकै द्वारा ही किया जायेगा।  

धारा 25.11: महासघं की विधिवत ्आहूत सभाओ,ं बठैकों, अधिवेशन में 
भाग लेने वाले पदाधिकारियों तथा प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा 

निर्धारित/अनमुोदित सगंठनात्मक भ्रमण कार्यक्रमों पर किया गया यात्रा 
व्यय, महासघं की प्रान्तीय निधि से वहन किया जायेगा। 

धारा 26.00: विविध 

धारा 26.01: किसी विशषे प्रयोजनार्थ, उपसमिति गठित करने अथवा 
प्रतिनिधि मण्डल नियकु्त करने एव ंउसे तत्सम्बन्धी अधिकारों के 

प्रतिनिधायन का अधिकार वहृद सभा अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति 
को होगा। 

धारा 26.02: महासघं का वित्तीय वर्ष, प्रतिवर्ष 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 
होगा। 

धारा 26.03: प्रत्येक विषय, प्रस्ताव अथवा सशंोधन पर किसी भी सदस्य 
को अध्यक्ष के आदेशानसुार बोलने का अधिकार होगा। प्रस्ताव के प्रस्तावक 

को प्रति उत्तर में सभा को सम्बोधित करने का अधिकार होगा। समस्त 
सभाओ ंमें अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। 

धारा 26.04: महासघं की समस्त सम्पत्ति अपने निगमित स्वरूप में 
महासघं की होगी, तथा अध्यक्ष एव ंमहासचिव उसके न्यासी होंगे। 

धारा 26.05: जब तक समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10, प्रमाणिक 
सदस्यों की सचूी में रहेगा, महासघं भगं नही होगा। 

धारा 26.06: प्रत्येक सदस्य अपने पत ेमें परिवर्तन की सचूना शाखा सचिव 
को देगा, ऐसा न होने पर परू्व पत ेपर पे्रषित परिपत्र, उसके द्वारा प्राप्त 

किया हुआ माना जायेगा। 

धारा 26.07: किसी भी समिति के सदस्यों में मतभेद की दशा में वहृद 
सभा/प्रान्तीय कार्यकारिणी का निर्णय, अन्तिम सर्वमान्य एव ंबाध्यकारी 

होगा। 



धारा 26.08: महासघं अपने लक्ष्यों की परू्ति हेत ुप्रत्यक्ष, प्रत्यावेदनों, एवं 
वार्ताक्रमों का आश्रय लेगा तथा परोक्ष ससंाधनों से सर्वथा परे रहेगा। 

धारा 26.09: महासघं नियमों में समस्त संशोधन, ससंाधनों, द्विवार्षिक 
कार्यवाहियों की प्रतिलिपि तथा पदाधिकारियों की सचूी, नियमित रूप से 

विभाग, तथा शासन को प्रस्ततु करेगा। 

धारा 26.10: प्रान्तीय, मण्डलीय, जनपदीय एव ंशाखा कार्यकारिणी के 
समस्त सदस्य महासघं के परू्णतया अवतैनिक पद धारक होंगे।  

धारा 26.11: ​   ;पद्ध उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासघं की 
मान्यता (दि0 27.03.2007) प्राप्त होने के बाद नये घटक सघंों को महासघं 
से विधिवत ्निर्धारित प्रारूप के द्वारा सम्बद्धता लेनी आवश्यक होगी, 

जिसका शलु्क रू0 5000/- (पाँच हजार मात्र) एकमशु्त एक बार जमा करना 
होगा, जो अहस्तान्तरणीय होगा।  

(पप) यदि घटक सघं मान्यता प्राप्त नही है तो मान्यता प्राप्त करने हेत ु
प्रभावी कार्यवाही करत ेहुए महासघं को समय-समय पर प्रगति की सचूना 
देनी होगी, जिन विभागों में घटक सघं का गठन नही हुआ है वे दिसम्बर 
2008 तक आवश्यक रूप से गठन करेंगे, अन्यथा संघ के बिना सम्बन्धित 
सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह प्रतिबधं 25 सदस्य 

सखं्या से कम सदस्यों वाले घटक संघों पर बाध्य नही होगा।  

धारा 26.12: घटक सघं के सदस्य महासंघ से सीधे सदस्यता ग्रहण करेंगे 
तथा महासघं के सदस्य को सम्बन्धित घटक संघ की सदस्यता लेनी 

अनिवार्य होगी। 

धारा 26.13: घटक सघं के सदस्य के निलम्बन/निष्कासन की स्थिति में 
संघ द्वारा महासंघ को परू्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा तथा महासघं को 
6 माह के अन्तर्गत उस पर निर्णय लेना होगा। महासंघ द्वारा प्रसंग के 

निस्तारण हेत ुसम्बन्धित सदस्य से भी उक्त अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण 
प्राप्त कर विचार किया जाएगा। निलम्बन/निष्कासन को बहाल करने हेत ु
सघं को परू्ण औचित्य तथा कार्यवाही सहित महासघं को सचूित करना होगा 

तद्नसुार ही महासंघ भी कार्यवाही करेगा।  

धारा 26.14: घटक सघं को महासंघ के कार्यक्रमों में भागीदारी न करने, 
निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में पर्याप्त स्पष्टीकरण लेने के बाद 
घटक सघं की सम्बद्धता का निलम्बन/निष्कासन का अधिकार महासघं 



कार्यकारिणी को होगा। कार्यकारिणी में निष्कासन दो तिहाई सदस्यों व 
निलम्बन बहुमत द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक घटक सघं अपनी 

कार्यकारिणी बठैक की कार्यवाही तथा सघंर्ष कार्यक्रम की विधिवत ्लिखित 
सचूना महासघं को देगा।  

धारा 26.14 (अ): विस्थापित घटक संघ के पनुः सम्बद्धता लेने के लिए 
निर्धारित प्रपत्र में स्पष्ट कारणों सहित दो गनुा सम्बद्धता शलु्क पनुः जमा 

करना होगा।  

(ब) महासंघ में सघंर्ष कार्यक्रम की अवधि में किसी भी घटक सघं का परू्व 
घोषित कार्यक्रम स्वतः स्थगित माना जायेगा। साथ ही इस अवधि में किसी 
भी घटक सघं को अपना पथृक संघर्ष कार्यक्रम घोषित होने का अधिकार 

नहीं होगा।  

(स) महासघं के घटक सघंों की सम्बद्धता नियमित रखने हेत ुघटक सघं 
की बाध्यता होगी कि सघं का विधिवत पारित संविधान हो तथा उसका 
शत-प्रतिशत पालन किया जा रहा हो, घटक सघं प्रत्येक कार्यकारिणी की 

कार्यवाही महासघं को भेजना सनुिश्चित करेगा अन्यथा उनके 
पदाधिकारियों को महासघं की बठैकों में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं 

होगा।  

धारा 26.15: महासघं समस्त डिप्लोमा इंजीनियरों के सामहुिक हितों के 
रक्षार्थ नीतिगत बिन्दओु ंपर स्वततं्र कार्य करेगा एव ंमहासघं के मांग पत्रों में 

उल्लिखित बिन्दओु ंपर महासघं कार्यवाही/परसएुसन करने हेत ुस्वततं्र 
होगा। महासंघ घटक सघं के अनरुोध के बिना घटक संघ अथवा उसके 

सदस्य की किसी भी आतंरिक या विभागीय समस्या पर सीधे कार्यवाही नही 
करेगा। 

धारा 26.16: महासघं का सदस्य, डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठनों के 
अतिरिक्त किसी भी अन्य सघं, महासघं, परिसघं की सदस्यता ग्रहण नहीं 
करेगा। मात्र विभागीय कार्मिकों की सामहुिक समस्याओ ंके निस्तरण हेत ु
विभाग के अन्य सवंर्गो के साथ विभागीय घटक संघ ही सामंजस्य रखेगा, 
जो विभागीय क्रिया-कलापों से बाहर स्वीकार नहीं होगा। कोई भी घटक 

सघं/सदस्य किसी भी टेªड यनूियन अथवा सम्बन्धित संगठन से किसी भी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेगा। 



धारा 26.17: प्रान्तीय कार्यकारिणी का कोई सदस्य/पदाधिकारी यदि किसी 
भी कारण से हटाया जाता है अथवा बर्खास्त किया जाता है या बिना किसी 
ससुगंत कारण से त्याग पत्र देता है तो ऐसे सदस्य को आगामी कार्यकाल 
हेत ुकिसी भी पद पर निर्वाचन हेत ुनामांकन करने के लिए अक्षम माना 

जायेगा। 

धारा 26.18: घटक सघं एव ंमहासघं का ऐसा सदस्य जिसने महासघं के 
आन्दोलन कार्यक्रम एव ंअन्य किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं की हो, 
उन्हें किसी भी पद पर आगामी 02 कार्यकाल के लिए निर्वाचन हेत ुनामाकंन 
का अधिकार नहीं होगा। ऐसे सदस्य की संस्ततुि घटक संघ, सगंठन एवं 
शाखा में पदाधिकारियों की संस्ततुियों के बाद ही विचारणीय होगी।  

धारा 26.19: महासघं के अध्यक्ष/महासचिव के पद हेत ुवही सदस्य पात्र 
होंगे जो राज्यान्तर्गत किसी मोर्चे/परिसघं के पदेन पदाधिकारी नही होंगे। 
(इस प्रतिबधं से राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आन्दोलन परुानी पेंशन बहाली 
राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित राज्य स्तरीय व अन्य पदाधिकारियों को 

मकु्त रखा जायेगा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ 



उत्तराखण्ड, देहरादनू 

 

 

परिवार कल्याण योजना सवंिधान नियमावली 
योजना का नाम: ’परिवार कल्याण योजना’ उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स 
महासघं जिसे सकें्षप में ‘परिवार कल्याण योजना उ.डि.इं. महासघं’ भी लिखा 
जा सकेगा।  
योजना का उद्देश्य: 

(क) उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासघं की इस योजना के सदस्य की 
सेवाकाल में मतृ्य ुहो जाने पर उसके परिवार अथवा विधिमान्य आश्रितों को 
उस विकट स्थिति से उबरने हेत ु निर्धारित आर्थिक सहयोग उपलब्ध 
कराना।  
(ख) सदस्यों के परिवार के कल्याणार्थ योजना तयैार करना एवं उसका 
क्रियान्वयन कराना। 
(ग) सेवाकाल परू्ण होने से परू्व स्थाई अपगंता के कारण सेवाच्यतु/सेवानिवतृ्त 
किये गये सदस्य को भी नियमानसुार आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना। 
(घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेत ुसदस्यों से अभिदान प्राप्त करना एव ं
अन्य उपयकु्त स्रोतों से निधि में वदृ्धि करना। 
(ड़) यह योजना उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासघं के नियतं्रण में 
सचंालित की जायेगी तथा उसके उद्देश्यों की अनपुरूक होगी।  
स्थान: इस योजना समिति का मखु्यालय महासंघ का प्रान्तीय कार्यालय 
होगा। 
परिभाषायें: जब तक कि अन्यथा संदर्भ न हो:- 
(क) योजना का तात्पर्य परिवार कल्याण योजना उत्तराखण्ड डिप्लोमा 
इंजीनियर्स महासघं से है। 
(ख) सदस्य का तात्पर्य इस योजना में निर्धारित अभिदान देकर सदस्यता 
ग्रहण करने वाले महासघं के आजीवन सदस्य से है। 



(ग) समिति का तात्पर्य महासघं द्वारा विधिवत गठित की गई समिति से 
है। 
(घ) प्रान्तीय कार्यालय का तात्पर्य  महासंघ के प्रान्तीय कार्यालय से होगा।  
सदस्यता: उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कोई भी आजीवन 
सदस्य निर्धारित अभिदान राशि एक साथ देकर परिवार कल्याण योजना 
की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सदस्य को योजना सचंालन हेत ु
निर्धारित पजंीकरण शलु्क भी सदस्यता अभिदान के साथ ही देना होगा। 
वर्तमान में प्रथम चरण की सदस्यता हेत ुअभिदान राशि निम्न प्रकार है:- 

 

क्र0सं0 

अभिदान राशि 

पजंीकरण शलु्क 

कुल धनराशि 

1 

रू0 5000/- 

रू0 100/- 

रू0 5100/- 

 

 

वित्तीय वर्ष: वित्तीय वर्ष का तात्पर्य 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक माना 
जायेगा। 
निधि का सचंालन: परिवार कल्याण योजना का सचंालन ‘परिवार कल्याण 
योजना समिति’ द्वारा किया जायेगा। जिसके निम्न सदस्य होंगे, यह 
समिति प्रान्तीय कार्यकारिणी के अधीन होगी एव ंप्रान्तीय कार्यकारिणी के 
प्रति सीधी उत्तरदयी होगी।  
क्र.स.ं ​ पद का नाम ​ ​ ​ पदों की संख्या ​ ​ विवरण 

अध्यक्ष ​ ​ ​ 1 (एक) पदेन​ ​      महासचिव 



उपाध्यक्ष ​ ​ ​ 1 (एक) पदेन​ ​     अति महासचिव 

सचिव ​ ​ ​ ​ 1 (एक) प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा 
मनोनीत 

वित्त सचिव (कोषाध्यक्ष) ​ 1 (एक) ​ ​ ​ तदैव- 

लेखा परीक्षक ​ ​ ​ 1(एक) पदेन-लेखा परीक्षक, प्रान्तीय 
कार्यकारिणी   
सदस्यता समाप्ति: सदस्य के सेवा निवतृ्त हो जाने की तिथि से उसकी 
सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। ऐसी दशा में सदस्य द्वारा जमा की 
गई मलू धनराशि (पजंीकरण शलु्क को छोड़कर) ब्याज रहित, उसके द्वारा 
प्रार्थना-पत्र तथा सदस्यता के मलू प्रमाण पत्र वापिस लौटाने के उपरान्त ही 
वापस की जायेगी। 
सदस्यता ग्रहण करना: 
(क) उ.डि.इं. महासघं का कोई भी आजीवन सदस्य इस योजना का निर्धारित 
सदस्यता प्रपत्र भरकर नियम-5 के अनसुार सदस्यता राशि जमा करके 
आवेदन कर सकत ेहैं। प्रपत्र में आवेदनकर्ता उन लोगों के नाम वरीयताक्रम 
से देंगे जो सदस्य की मतृ्य ुअथवा स्थाई अपगंता पर समिति को दी जाने 
वाली वित्तीय सहायता का पात्र होगा। 
(ख) इस योजना की सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से 10 वर्षां  (दस वर्षो) 
तक योजना में जमा की गई धनराशि धारा-8 में वर्णित स्थिति को छोड़कर 
किसी भी स्थिति में वापिस नही की जायेगी। 
योजना से देय सहायता: परिवार कल्याण योजना के सदस्य की सेवाकाल में 
मतृ्य ु हो जाने या स्थाई अपगंता हो जाने पर उसके परिवार मात्र पत्नी 
अथवा पतु्र या अविवाहित पतु्रियों अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति को पर 
रू 2,00,000/- (रू0 दो लाख) आर्थिक सहयोग के रूप में अनमुन्य होगी।  
अवधि सीमा: इस योजना के अन्तर्गत अनमुन्य सहायता राशि योजना का 
सदस्य बनने की तिथि से एक वर्ष बाद ही देय होगी। एक वर्ष से परू्व सदस्य 
की मतृ्य ुअथवा स्थाई अपगंता होने पर केवल मलू धनराशि (ब्याज रहित) 
ही प्रभावित परिवार को देय होगी। 



सहायता राशि का भगुतान: सेवारत सदस्य के निधन/स्थाई अपगंता की 
विधिवत ्सचूना प्राप्त होने की दशा में समिति द्वारा सम्बन्धित सदस्य के 
नामित व्यक्ति को नियमानसुार सहायता राशि का परू्ण भगुतान सीधे बैंक 
ड्राफ्ट/क्रास्ड चकै द्वारा दी जायेगी। 
निधि या सचंय:  

(क) योजना के सदस्यों से प्राप्त पजंीकरण व अभिदान राशि। 
(ख) सेवानिवतृ्त/सेवारत उ.डि.इं. महासघं के सदस्यों द्वारा स्वचै्छिक दिया 
गया दान। 
(ग) योजना के सचंालन समिति की संस्ततुियों के उपरान्त महासघं के 
सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सघंों, सगंठनों अथवा व्यक्तियों से प्राप्त 
स्वचै्छिक दान। 
(घ) सदस्यता शलु्क को राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में फिक्सड 
डिपोजिट के रूप में जमा करने पर अर्जित ब्याज। 
बठैक:  

(क) समिति की बठैकें  अध्यक्ष की अनमुति से सचिव द्वारा निर्धारित स्थान 
व तिथि पर होगी, जिसकी परू्व सचूना सात दिन पहले देना आवश्यक होगा। 
इस बठैक में पिछली अवधि में किये गए कार्यो की समीक्षा तथा आवश्यक 
अनमुोदन इत्यादि की कार्यवाही की जायेगी। 
(ख) बठैक में समिति के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति पर 
ही कोरम परूा माना जायेगा। 
(ग) आपातकालीन बठैक के आयोजन का अधिकार योजना समिति के 
अध्यक्ष को सरुक्षित रहेगा।  
समिति की कार्यप्रणाली:  
(क) समिति को नियम/उपनियम बनाने का कोई अधिकार नही होगा। 
समिति मात्र प्रस्ताव बनाकर महासंघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी के समक्ष 
प्रस्ततु करेंगी जो उन पर आवश्यक निर्णय लेगी।  
(ख) योजना का लेखा-जोखा वित्त सचिव (कोषाध्यक्ष) द्वारा रखा जायेगा। 



(ग) लेखा परीक्षण वर्ष में न्यनूतम दो बार लेखा परीक्षक द्वारा किया 
जायेगा। लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण आख्या प्रान्तीय कार्यकारिणी की 
बठैक में तथा निष्कर्ष महासघं के महाधिवेशन में वित्त सचिव द्वारा प्रस्ततु 
किया जायेगा। 
(घ) समिति का कार्यकाल प्रान्तीय कार्यकारिणी के कार्यकाल में समतलु्य 
दो वर्ष का होगा। 
(ड़) योजना की सम्परू्ण धनराशि राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में जमा की 
जानी अनिवार्य होगी जिसका संचालन योजना समिति के अध्यक्ष एवं वित्त 
सचिव (परिवार कल्याण योजना) के संयकु्त हस्ताक्षरों से होगा। 
(च) सदस्य की मतृ्य/ुस्थाई अपगंता अथवा सेवानिवतृ्त/पदत्याग की दशा में 
देय धनराशि तथा कार्यालय सचंालन हेत ुमहासंघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी 
द्वारा अनमुोदित राशि के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन हेत ुधनराशि 
नहीं निकाली जा सकेगी। 
(छ) सदस्यता शलु्क की फिक्स डिपोजिट की धनराशि की अवधि परिपक्व 
होने पर पनुः आगामी अवधि के लिए फिक्स डिपोजिट कराना वित्त सचिव 
(कोषाध्यक्ष) का दायित्व होगा एवं किसी भी दशा में इन्हें कैश नही कराया 
जा सकेगा। 
(ज) इस योजना की धनराशि महासघं के किसी अन्य मदों में किसी भी दशा 
में व्यय नही की जायेगी। 
अन्य शर्ते:  
(क) योजना का सदस्यता प्रमाण पत्र प्रान्तीय कार्यालय में निर्धारित शलु्क 
जमा हो जाने पर ही निर्गत किया जायेगा। 
(ख) इस योजना की रसीद बकु परिवार कल्याण योजना समिति के वित्त 
सचिव (कोषाध्यक्ष) के पास रहेगी जो महासंघ की प्रान्तीय रसीद बकु से 
पथृक होगी तथा उस पर परिवार कल्याण योजना अकंित होगा।  
(ग) योजना का सदस्यता शलु्क नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार 
होगा। इंस हेत ुचकै स्वीकर नही होेंगे।  
(घ) प्रान्तीय कार्यालय में इस योजना का सदस्यता शलु्क जमा हो जाने की 
तिथि से सदस्यता प्रभावी मानी जायेगी।  



(ड़) इस योजना के किसी विवाद के निपटारे हेत,ु न्यायिक के्षत्र, उत्तराखण्ड 
के सक्षम न्यायालय ही अधिकृत व मान्य हेागा।  
(च) इस योजना का सचंालन परोपकारी/सदस्य हितार्थ भावना से किया 
जायेगा।  
(छ) स्थाई अपगंता का तात्पर्य सबंधंित सदस्य के स्थाई अपंगता के कारण 
सेवाच्यतु/ सेवानिवतृ्त हो जाने से होगा।  
 

 

 

 

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ 

उत्तराखण्ड, देहरादनू 
 


